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भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय 

( लोक उद्यम विभाग) 

संकल्प 


नई दिल्ली, 9 जून , 2016 
सं . डब्ल्यू - 08 / 0005/ 2016- डीपीई (डब्ल्यू सी). यह महसूस करते हुए कि देश तथा वैश्विक व्यावसायिक 
माहौल में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों ( सी . पी . एस . ई.) को व्यावसायिक रुप से सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनना होगा तथा 
केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों को कार्य करने की उपयुक्त परिस्थितियों, परिलब्धियों तथा प्रतिलाभ प्रदान किए 
जाने होंगे ताकि वे अपने उद्यमों में बेहतर विकास , उत्पादकता एवं लाभकारिता के दिशा में प्रेरित हों , इसलिए भारत सरकार 
ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के कार्यपालकों के वर्तमान वेतन ढांचे की समीक्षा करने तथा संशोधन करने का निर्णय लिया है । 
2.1 सक्षम प्राधिकारी ने तृतीय वेतन संशोधन समिति ( 3सरी पीआरसी ) नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसमें 
निम्नलिखित शामिल हैं : 
अध्यक्ष : न्यायमूर्ति सतीश चन्द्रा (सेवानिवृत्त ) 
सदस्य : (i) श्री जुगल महापात्रा, पूर्व आई ए एस अधिकारी 

(ii) प्रो . मनोज पाण्डा, निदेशक इन्स्टीच्यूट फार इकोनामिक ग्रोथ , दिल्ली 

(iii) श्री शैलेन्द्र पाल सिंह , पूर्व निदेशक (मानव संसाधन ), एन टी पी सी लिमिटेड 
पदेन सदस्य : सचिव, लोक उद्यम विभाग , भारत सरकार 
सदस्य सचिव : संयुक्त सचिव / अपर सचिव, भारत सरकार 
2. 2 इस समिति के नियम एवं शर्तेनिम्नलिखित हैं : 
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2. 2.1 समिति केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में निम्नलिखित श्रेणियों को वर्तमान में दिए जाने वाले वेतन , परिलब्धियों , 
प्रतिलाभों तथा अन्य लाभों ( गैर वित्तीय लाभों सहित ) को ध्यान में रखते हुए वेतनमानों, भत्तों , अनुलब्धियों तथा अन्य लाभों 
के ढांचे की समीक्षा करेगी तथा इनमें परिवर्ततनों का सुझाव देगी जो वांछनीय, व्यवहारिक एवं वहनीय हों : 

(i) निदेशक मण्डल ( बोर्ड ) स्तर के पदाधिकारी 
__ (ii) निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के कार्यपालक 

( iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारी 
2. 2. 2 समिति ऐसी सिफारिशें करेगी जिससे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम आधुनिक , व्यावसायिक , उपभोक्ता अनुकूल , 
व्यावसायिक रुप से सफल एवं प्रतिस्पर्धी संस्थान बन सकें जो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध एवं जन सेवा के प्रति 
समर्पित हों । 
2.2.3 समिति केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उपर्युक्त पैरा 2.2. 1 में उल्लिखित कर्मचारियों के श्रेणियों के लिए व्यापक 
वेतन पैकेज तैयार करेगी जो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में ढांचों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाकर केन्द्रीय 
सरकारी लोक उद्यमों की विकास , उत्पादकता एवं लाभकारिता क्षमता से जुड़ी हों जिसमें इन संगठनों के प्रचालनों एवं 
प्रक्रियाओं में जवाबदेही, उत्तरदायित्व , अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल , 
विश्व स्तर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का समावेश किया गया हो । 
2.2. 4 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए उपयुक्त वेतन एवं प्रतिपूर्ति ढांचे की 
कल्पना करते हुए समिति औद्योगिक महंगाई भत्ता ( आई डी ए ) एवं केन्द्रीय महंगाई भत्ता ( सी डी ए ) पैटर्न पर आधारित 
वर्तमान वेतनमानों के पैटर्न, जहां लागू हों , केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के क , ख , ग एवं घ श्रेणी के वर्तमान वर्गीकरण , 
केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को दिए गए महारत्न, नवरत्न , मिनीरत्न दर्जे, घाटे / आंशिक लाभ में चल रहे केन्द्रीय सरकारी 
लोक उद्यमों की समग्र स्थिति तथा उन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों जो अपने व्यवसाय की विशेष प्रकृति के कारण लाभकारी 
कम्पनियां नहीं हैं ( कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 25 , या कम्पनी अधिनियम , 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत 
हैं ), जैसे मुद्दों को ध्यान में रखेगी । 
2. 2. 5 समिति ऐसी सिफारिशें करेगी जिससे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम , लोक उद्यमों की वेशेष भूमिका , सरकार सहित 
स्टेक होल्डरों की मांगों एवं आशाओं, संसाधनों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन में विवेकपूर्ण वित्तीय 
उपाय करने की जरुरत , आर्थिक पिरिस्थितियों तथा देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जरुरतों को देखते हुए उभरते 
घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों का सामना कर सकें । 
2.2.6 समिति सामान्य सिद्धान्त , वित्तीय पैरामीटर तथा शर्तों सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रयोजनों की जांच 
करेगी जो उत्पादक्ता से जुड़े प्रतिलाभ स्कीमों एवं कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन के अपेक्षाओं, व्यवहारिक्ता तथा 
निरन्तरता/ सुधारों से नियंत्रित हो । 
2.2.7 अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय समिति 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगी। 
3. समिति अपनी स्वयं की कार्य- प्रणाली तैयार करेगी जो इसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी 
जाए । भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग तथा राज्य सरकारें समिति के ऐसी संगत सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो 
समिति द्वारा मांगे जांएगे तथा जो उसे देने की स्थिति में हो या देना उनके अधिकार में हो तथा वे समिति को आवश्यक 
सहयोग एवं सहायता देंगे । 
4. समिति सरकार को अपनी सिफारिशें इसके गठन की तिथि से छह माह के भीतर देगी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली 
में होगा । 
5 . समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय दिनांक 01.01. 2017 से प्रभावी होगा । 
6. समिति को सेवाएं लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी । 

राजेश कुमार चौधरी , संयुक्त सचिव 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 

(Department of Public Enterprises ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 9th June, 2016 
No. W - 08 /0005 / 2016 -DPE (WC ). - Recognizing that in the prevailing business environment in the 
country and in the world , the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) have to be commercially viable and 
competitive , and that the employees of the CPSEs have to be provided with suitable working conditions, 
emoluments and incentives to motivate them to strive for further growth , productivity and profitability of their 
enterprises, the Government of India has decided to review and revise the existing structure of salary and 
emoluments of the CPSE executives . 
2 . 1 The competent authority has decided to appoint the 3rd Pay Revision Committee ( 3rd PRC ) 
comprising of the following: 
Chairman 

Justice Satish Chandra (Retd ) 
Members 

(i) Shri JugalMohapatra , Ex - IAS Officer 
( ii ) Prof.Manoj Panda , Director, Institute for Economic Growth , Delhi 

( iii ) Shri Shailendra Pal Singh , Ex Director (HR ), NTPC Ltd . 
Ex -Officio Member : Secretary , DPE , Government of India 
Member Secretary 

Jt . Secretary/Additional Secretary , DPE , Government of India 
2 .2 The terms of reference of the Committee are follows: 
2 . 2 .1 The Committee will review the structure of pay scales , allowances, perquisites, and other benefits for 
the following categories in CPSE taking into account the salary , emoluments , incentives and other benefits 
( including non -monetary benefits ) available to them and suggest changes which may be desirable , feasible and 
affordable : 

(i) Board level functionaries 
(ii) Below board level executives 

( iii) Non - unionized supervisory staff 
2 .2.2 The Committee will make recommendations to enable CPSEs to become modern , professional, 
consumer friendly , commercially successful and competitive entities committed to national development goals 
and dedicated to the service of the people. 
2 .2 .3 The Committee will devise a comprehensive pay package for categories of employees of CPSES 
mentioned at sub - para 2.2 .1 above that is suitably linked to promoting efficiency, productivity and 
profitability of CPSEs through rationalization of structures, systems and processes in the CPSEs with a view 
to leverage latest technology , management skills , global best practices, while ensuring accountability , 
responsibility , discipline and transparency in the operations and processes of these organizations. 
2 .2 .4 While devising a suitable pay and compensation structure for the executives and the non -unionized 
supervisors of the CPSEs, the Committee will take into account the existing pattern of scales based on 
Industrial Dearness Allowance (IDA ) and Central Dearness Allowance (CDA ) pattern , wherever applicable , 
the prevalent categorization of CPSEs into A , B , C and D Schedule , the status ofMaharatna , Navratna , 
Miniratna bestowed on the CPSEs , the overall condition of the loss / marginal profit making CPSEs, and those 
CPSEs, which by the very nature of their business , are not -for-profit companies (registered under Section 25 
of the Companies Act, 1956 , or under Section 8 of the Companies Act, 2013 ). 
2 .2.5 The committee will make recommendations as would equip the CPSEs to compete in the emerging 
domestic and global economic scenario taking into consideration the special role of public sector, the demands 
and expectations of the stakeholders including the Government, the need to observe financial prudence in the 
management of CPSEs due to resource constraints , economic conditions, and the requirements of social and 
economic development in the country . 
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2 .2 .6 The Committee will examine the concerns of the CPSEs including the general principles, financial 
parameters and conditions which should govern the desirability , feasibility and continuation /modification of 
the Productivity Linked Incentives Scheme and Performance Related Payments. 
2 .2 .7 While finalizing its report, the Committee will also take into account the report of the 7th Central Pay 
Commission . 
3 . The Committee may devise its own procedures as may be considered necessary for fulfilling the task 
assigned to it. Ministries and Departments of the Government of India and the State Governments will furnish 
such relevant information and documents as may be required by the Committee and which they are in a 
position and at liberty to give, and extend the necessary cooperation and assistance to it . 
4 . The Committee will make its recommendations to the Government within a period of six months from the 
date of its constitution and have its headquarters in Delhi. 
5 . The decision of the Government on the recommendations of the Committee will take effect from 1. 1.2017 . 
6 . The Committee will be serviced by the Department of Public Enterprises. 

RAJESH KUMAR CHAUDHRY, Jt. Secy . 
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